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अ�त तत्काल  
आरएलबी जार� (�नगर्मन) संख्या 36/2021-22 

राज्य सरकार� के लेख� म� जमा क� जाने वाल� रा�श 
एफ.15(4)एफसी-XV/एफसीडी/2020-25  

भारत सरकार  
�व� मंत्रालय  
व्यय �वभाग 

 �व� आयोग प्रभाग 
ब्लॉक नंबर XI, 5वीं मंिजल  

सीजीओ कॉम्प्लेक्स   
नई �दल्ल�- 110003   
�दनांक: 17-01-2022 

सेवा म�, 
 लेखा अ�धकार� (राज्य- ऋण),  
 मुख्य लेखा �नयंत्रक का कायार्लय,  
 व्यय �वभाग,  
 �व� मंत्रालय, नॉथर् ब्लॉक,  
 नई �दल्ल�- 110001 
 
�वषय: पंद्रहव� �व� आयोग (एफसी-XV) द्वारा ग्रामीण स्थानीय �नकाय� को अनुशं�सत मूल अनुदान 

(असहबद्ध) जार� करना।  
 
महोदय, 

 अधोहस्ता�र� को वषर् 2020-21 के �लए कुल 8247.98 लाख रुपये (82 करोड़ स�ताल�स लाख और 98 
हजार रुपये मात्र) क� रा�श एफसी-XV अनुशं�सत ग्रामीण स्थानीय �नकाय� के अनदुान राज्य सरकार को जार� 
करने के �लए व्यय �वभाग, �व� मंत्रालय, भारत सरकार म� स�म प्रा�धकार� के अनुमोदन से अवगत कराने का 
�नदेश �दया गया है। 

क्र.सं. राज्य का नाम रा�श 
(लाख रुपये म�) 

अनदुान घटक �कस्त वषर् 

1.  उ�राखडं 8247.98 आरएलबी का मूल 
अनदुान (असहबद्ध) 

द्�वतीय 2020-21 

 
2. राज्य सरकार (राज्य �व� �वभाग) को यह सु�निश्चत करने क� सलाह द� जाती है �क 8247.98 लाख 
रुपये क� उिल्ल�खत रा�श, य�द कोई हो (जहां सं�वधान का भाग IX और IXक लागू नह� ंहोता है) को राज्य म� 
2011 क� जनगणना के आधार पर जनसंख्या क� 90% भा�रता और �ेत्र के आधार पर 10% भा�रता के आधार 
पर सामान्य �ेत्र� और ब�हष्कृत �ेत्र� को आव�ंटत क� जाए। 

3. राज्य (राज्य �व� �वभाग) �बना �कसी कटौती के क� द्र सरकार से प्राप्त होने के दस कायर् �दन� म� 
संबं�धत संस्थाओं को सहायता अनुदान अंत�रत कर�गे। 

4. दस कायर् �दन� से अ�धक �वलंब होने पर राज्य सरकार� को �पछले वषर् के �लए बाजार ऋण�/राज्य 
�वकास ऋण� (एसडीएल) पर औसत ब्याज क� प्रभावी दर के अनुसार ब्याज स�हत उपयुर्क्त अनुदान �कस्त 
जार� करनी होगी। 
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5. उपयुर्क्त पैरा 2 के अनुसार ब�हष्कृत �ेत्र� (य�द कोई हो) के �लए �वभािजत अनुदान राज्य �व� 
�वभाग द्वारा संबं�धत स्वाय� िजला प�रषद� (एडीसी)/ग्राम �वकास बोड� (वीबीडी)/ग्राम सभाओं (जैसा भी 
मामला हो) को संबं�धत प्रशास�नक �वभाग�/नोडल �वभाग� के माध्यम से पंचायती राज एडीसी/वीबीडी 
मामल� क� देखभाल करने वाल� को सीधे अंत�रत क� जाएगी। 

6. सामान्य �ेत्र� के �लए आवं�टत अनुदान पंचायत� के सभी स्तर� के �लए अं�तम रूप �दए गए 
पारस्प�रक �हस्से के अनुसार सं�वत�रत क� जाएगी और नवीनतम राज्य �व� आयोग (एसएफसी) क� 
स्वीकृत अनुशंसा के आधार पर राज्य म� प्रत्येक स्तर पर सं�वत�रत क� जाएगी। तथा�प, �वतरण के �लए 
एसएफसी अनुशंसा क� अनुपलब्धता के मामले म�, आबंटन जनसंख्या और �ेत्र के आधार पर 90:10 के 
अनुपात म� होना चा�हए। 

7. उपयुर्क्त मूल अनुदान असहबद्ध ह� और उनका उपयोग स्थानीय �नकाय� द्वारा वेतन या अन्य 
स्थापना व्यय को छोड़कर सं�वधान क� ग्यारहवी ंअनुसूची म� �न�हत उनतीस �वषय� के अंतगर्त स्थान-
�व�शष्ट महसूस क� गई आवश्यकता के �लए �कया जा सकता है। तथा�प, राज्य सरकार द्वारा अनुमो�दत 
बाह्य एज��सय� द्वारा लेख� क� लेखापर��ा के �लए अपे��त व्यय इस अनुदान से वहन �कया जा सकता 
है। 

8. उपयुर्क्त स्थानीय �नकाय अनुदान एफसी-XV [अं�तम �रपोटर्] क� अनुशंसा स्थानीय सरकार� को 
सशक्त बनाने वाले अध्याय-7 म� �न�हत के अनुसार शा�सत क� जाएगी और व्यय �वभाग एफ.15(2)एफसी-
XV/एफसीडी/2020-25, �दनांक 14/07/2021 द्वारा जार� �कए गए �वषय पर प�रचालन �दशा�नद�श� म� 
�न�हत प्रावधान� के अनुसार अनुदान �दया जाएगा। 

9. राज्य सरकार�/स्वाय� िजला प�रषद�/ब�हष्कृत �ेत्र� को यह सु�निश्चत करना होगा �क �व� आयोग-
XV अनुदान के �लए प्रत्येक प�रषद इकाई का एक अलग ब�क खाता खोला गया है और इसे 2021-22 के 
दौरान ह� पीएफएमएस के साथ जोड़ा जाना है और इसके बाद पूर� अव�ध के �लए प्रत्येक लेनदेन के �लए 
बनाए रखा जाना है। 

10. पीएओ-राज्य ऋण, मुख्य लेखा �नयंत्रक, व्यय �वभाग, �व� मंत्रालय, नॉथर् ब्लॉक, नई �दल्ल� से 
अनुरोध है �क वे भारतीय �रजवर् ब�क, नागपुर को संबं�धत राज्य सरकार� के लेख� म� उपरोक्त रा�श जमा 
करने क� सलाह द�। 

11. �व� मंत्रालय के लेख� म� वषर् 2021-22 के �लए कायार्त्मक शीषर् 3601071020100 के अंतगर्त 
राज्य सरकार को अंतरण क� मांग अनुदान संख्या 40 म� भुगतान समायोज्य ह�। प्रयोजन शीषर् 31, स्थानीय 
�नकाय� (3.01 ग्रामीण �नकाय�) के �लए अनुदान के रूप म� योजना कोड 2084 है। 

12. जैसा �क भारत �नवार्चन आयोग द्वारा �नद��शत �कया गया है। उ�राखडं राज्य सरकार को उपयुर्क्त 
ग्रामीण स्थानीय �नकाय अनदुान जार� करना �नम्न�ल�खत शत� द्वारा शा�सत �कया जाएगा: 

(i) इस संबंध म� इलेक्ट्रॉ�नक, �प्रटं, रे�डयो, इंटरनेट या �कसी अन्य मी�डया म� �कसी भी रूप 
म� कोई प्रचार नह�ं �कया जाएगा। 

(ii) राजनी�तक पदा�धकार� पे्रस या जनता को �कसी भी सावर्ज�नक भाषण या संचार के दौरान 
इस संबंध म� कोई संदभर् देगा। 

(iii) प्रचार पर ये प्र�तबंध क� द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी लागू ह�गे। 
(iv) 8 जनवर�, 2022 को भारत के चनुाव आयोग द्वारा जार� आदशर् आचार सं�हता के प्रासं�गक 

प्रावधान� का सख्ती से पालन �कया जाएगा। 
 

(अभय कुमार)  
�नदेशक (एफसीडी) 
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प्र�त�ल�प:- 

क्र.सं. नाम 
1.  स�चव, आरबीआई, क� द्र�य कायार्लय, मंुबई 
2.  स�चव, पंचायती राज मंत्रालय, कृ�ष भवन, नई �दल्ल� 
3.  प्रबंधक, आरबीआई, क� द्र�य लेखा अनुभाग, नागपुर 
4.  बजट प्रभाग (राज्य) अनुभाग), डीईए, नॉथर् ब्लॉक, नई �दल्ल� 
5.  पीएओ, व्यय �वभाग (डीओई) 
6.  महालेखाकार (ए एंड एफ), संबं�धत राज्य सरकार(ओं) 
7.  महालेखाकार (लेखापर��ा). संबं�धत राज्य सरकार(ओं) 
8.  स�चव (�व�), संबं�धत राज्य सरकार(ओं) 
9.  स�चव (स्वाय� िजला प�रषद मामले �वभाग) संब�ंधत राज्य सरकार(ओं) 

 

(अभय कुमार)  
�नदेशक (एफसीडी) 


